भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्या : 2180    
बुधवार 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
डीएमआईसी के साथ-साथ राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन किया जाना
अ.ता.प्र.सं. : 2180 : 
श्री बैष्णव परिडाः 

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) के साथ-साथ एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना कर राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एनएमपी) का क्रियान्वयन किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) 
क्या यह क्षेत्र वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ग) 
यदि हां, तो इस क्षेत्र को पर्याप्त ऋण और कतिपय प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके इस मुद्दे का समाधान करने हेतु क्या कार्य योजना है;

(घ) 
क्या इस क्षेत्र ने अपने 'मिशन मोड' में शीघ्र सफलता हेतु केन्द्र से राहत के तौर कतिपय मांगें की हैं; और
(ड.) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)
(क) से (ड.):
राष्ट्रीय विनिर्माण नीति तथा दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना अलग-अलग पहलें हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के विभिन्‍न तत्‍वों का कार्यान्‍वयन समयबद्ध रूप से शुरू किया गया है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर के तहत संभाव्‍य राष्ट्रीय विनिर्माण एवं निवेश जोन (एनआईएमजेड) के रूप में 7 निवेश क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें राष्‍ट्रीय विनिर्माण नीति कार्यान्वित की जा सके। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में अब तक वित्‍तीय संकट का कोई मामला नहीं आया है। वार्षिक योजना 2012-13 में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है। एक बार जब योजनाएं तैयार कर ली जाएंगी तो नीति के वित्‍तीय निहितार्थ स्‍पष्‍ट हो जाएंगे।  
*********
